
Need to set up fast track courts for disposal of cyber-crimes-Laid

 श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ�  रविव वि�शन (गोरखपुर) :           मैं सर�ार �ा ध्यान भारत में बढ़ते साइबर अपराध �ी तरर्फ
                आ�र्षि'(त �राना चाहता हूं । बढ़ते साइबर अपराध से न �ेवल व्यक्तिक्तगत आर्थि1(� क्षवित और चारिरवि5� हनन

       वि�या जा रहा है अविपतु देश �ी संप्रभुता,  गोपनीयता,         आर्थि1(� और सामाजिज� क्ति;रता पर भी खतरा मंडराने
  लगा है l 

           आज�ल साइबर अपराध �ा ए� प्रमुख रूप है विडजिजटली अरेस्ट वि�या जानाl      साइबर अपराध �े शिश�ार हर
वग�,  मविहला पुरु',  अमीर गरीब,  शिशक्षिक्षत अशिशक्षिक्षत,          यहां त� वि� साइबर एक्सपट� भी हो रहे हैं l   इस से व्यक्तिक्तयों

                    �ो न �ेवल बहुत बड़ी विवत्तीय क्षवित हो रही है बल्किI� उन्हें मानशिस� प्रताड़ना भी झेलनी पड़ रही है । साइबर
            अपराध �रने वालों �ो वैसे तो हमारे यहां भारतीय साइबर अपराध अधिधविनयम 2000     �े अंतग�त सजा दी जाती

है,    जिजसमें अधिध�तम 10      साल त� �ी �ैद और 10       लाख रुपए त� �ा जुमा�ना ह ै l    इस�े अलावा सूचना
   प्रौद्योविग�ी �े अधिधविनयम 2008           �े अंतग�त भी सजा और जुमा�ना दोनों �ा प्रावधान है l    �ानूनी प्रावधान होने �े

                      बावजूद इन अपराधों पर तो �ोई रो� लगाई जा पा रही है और ही अपराधिधयों �ो �ठोर दंड दिदया जा पा रहा है
             और लोगों �ो उन�ी गाढ़ी �माई भी वापस नहीं धिमल पा रही है l 

                खास बात यह है वि� इन �ानूनों में विडजिजटल अरेस्ट जैसा �ोई शब्द है ही नहीं l     मामले �ी गंभीरता �ो देखते
              हुए हमारी सर�ार ने साइबर अपराध �ी सूचना देने �े शिलए टोल फ्री नंबर 1930      जारी �र रखा है और *चकु्ष

पोट�ल*                    �े माध्यम से भी शिश�ायत दर्ज़� �रने �ी व्यव;ा �ी है सा1 ही �ोई भी र्फोन नंबर डायल �रने पर
            उपभोक्ताओं �ो जागरू� और सावधान �रने �ा सन्देश भी सुनाई देता ह ै l       परन्तु वि�न्हीं �ारणों से ये सारे

        �दम उतने प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं l            इन बातों �ो दृधिZगत रखते हुए समय �ी आवश्य�ता है वि� समस्त
       सदन और सर�ार इस पर गहन विवचार �रे,            जो मौजूदा �ानून हैं उनमें संशोधन �र�े उन्हें और �ठोर त1ा
                   प्रभावी बनाए और यदिद उनसे भी इस पर रो� नहीं लगाई जा स�ती तो साइबर अपराध �े शिलए ए� नया
    विवशिशZ �ानून बनाया जाए l 

         मेरा ए� अन्य सुझाव है वि� जिजस तरह स े SC-ST  �ोट�, MP-MLA         आदिद �ोट� बनाए गए हैं उसी तरह से
                 साइबर अपराध �े शिलए विवशिशZ र्फास्ट टै्र� �ोट� बनाया जाए और विनक्षि]त समयावधिध में �ेस �ा विनस्तारण वि�या

जाए,                 क्योंवि� साइबर अपराध में जैसे जैसे समय बीतता जाता है उपलब्ध साक्ष्य नZ हो जाते हैं l


